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अतारांकित प्रश्‍न सं. 1796

28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: जैविक उर्वरकों पर राजसहायता
1796. श्रीमती शांता क्षत्रीः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या जैविक खेती में लगे किसान निवेश लागत को वहन करने में असमर्थ हैं जोकि काफी महंगी है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार जैविक उर्वरकों की लागत को कम करने और माइक्रोब का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राजसहायता दरों पर उनकी आपूर्ति करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) एवं (ख):  जी, नहीं । जैविक खेती रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग की खपत को समाप्‍त करके खेती/उत्‍पादन की लागत को कम करती है। उपलब्‍ध प्राकृतिक संसाधनों से जैविक उर्वरकों के ऑनफार्म उत्‍पादन से खेती की लागत काफी हद तक कम हो जाती है। 

सरकार ने जैविक अपशिष्‍ट पदार्थों से जैविक उर्वरको के उत्‍पादन/उपयोग को बढ़ावा देने तथा इनकी लागत को कम करने के लिए निम्‍नलिखित प्रभावशाली कदम उठाए हैं:-
i. राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत यंत्रीकृत फल/सब्‍जी मंडी अपशिष्‍ट पदार्थ/एग्रो अपशिष्‍ट पदार्थ कम्‍पोस्‍ट उत्‍पादन यूनिट की स्‍थापना के लिए राज्‍य सरकार/सरकारी एजेसिंयों को 100 प्रतिशत की वित्‍तीय सहायता दी जाती है जो प्रति यूनिट 190 लाख रू. की अधिकतम सीमा तक सीमित है। इसी प्रकार अपशिष्‍ट पदार्थ कम्‍पोस्‍ट उत्‍पादन यूनिटों (3000 टीपीए क्षमता) की स्‍थापना के लिए निजी एजेसियों/ व्‍यक्‍तिगत तौर पर वित्‍तीय सहायता परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक सीमित है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 63 लाख रू. है । 
ii. परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत 3 वर्षों के लिए प्रति किसान 50,000 रू. प्रति हैक्‍टेयर की दर से वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है जिसमें से 62 प्रतिशत अर्थात 31,000 रू. जैविक रूपान्‍तरण, जैविक आदानों, ऑनफार्म आदान संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए प्रदान किए जाते हैं।
iii. एमओवीसीडीएनईआर के तहत प्रत्‍येक 3 वर्ष के लिए ऑन-फार्म तथा ऑफ-फार्म आदान उत्‍पादन बुनियादी ढांचे के लिए 3750 रू./हैक्‍टेयर की दर से वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है।
iv. इसके अलावा, जैविक अपशिष्‍ट पदार्थ से जैविक खाद के ऑनफार्म उत्‍पादन हेतु देशभर के किसानों को राष्‍ट्रीय जैविक खेती केन्‍द्र (एनसीओएफ), गाजियाबाद द्वारा विकसित अपशिष्‍ट पदार्थ डीकम्‍पोजर वितरित किए गए हैं। 
v. भारत सरकार शहरी कम्‍पोस्‍ट की बिक्री के लिए उर्वरक कंपनियों को 1500 रू. प्रति मीट्रिक टन की दर से मंडी विकास सहायता प्रदान करती है।
vi. भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने प्रौद्योगिकियों का विकास किया है ताकि किसान उपलब्‍ध ग्रामीण जैविक अपशिष्‍ट पदार्थो का उपयोग करके फोस्‍फोकम्‍पोस्‍ट, वर्मीकम्‍पोस्‍ट, जैव-समृद्ध कम्‍पोस्‍ट आदि जैसी विभिन्‍न प्रकार की जैविक खाद तैयार कर सकें । इस परिषद ने हरी खाद और स्‍वस्‍थाने फसल अवशेष पुन:चक्रण की भी सिफारिश की है। आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है।
*****
